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विषय : कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2017 के संबंध में बैठक
3209. श्री एन॰ गोकुलकृष्णनः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि कई किसान समूहों और ‘सेफ फूड’ कार्यकर्ताओं जिन्हें प्रारूप
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2017 के संबंध में हितार्थियों की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, ने उक्त विधेयक के संबंध में कई चिंताएं व्यक्त की हैं;
(ख) क्या यह भी सच है कि उनके अनुसार, विधेयक में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने पर ध्यान नहीं दिया गया है और जैव सुरक्षा का कड़ा परीक्षण करने तथा कीटनाशकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव की आवधिक समीक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)

(क) से (ग) : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2017 के मसौदा पर चर्चा करने और विचार करने के लिए 11 जनवरी, 2018 को एक खुली बैठक का आयोजन किया था। कथित बैठक की सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इसके अतिरिक्‍त, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के मसौदा की प्रति के साथ-साथ बैठक का कार्यवृत्‍त भी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसकी प्रतिक्रिया में विभाग को अन्‍य बातों के साथ-साथ किसानों से व्‍यक्‍तिगत रूप में तथा उनके संगठनों, फुटकर विक्रेताओं/डिलरों और उनके संगठनों, कीटनाशक संगठनों और सेफ फूड कार्यकर्ताओं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो बैठक में भाग नहीं ले पाए, से टिप्‍पणियां/सुझाव प्राप्‍त हुए हैं। बैठक में भाग नहीं ले पाने वाले किसान समूहों/सेफ फूड कार्यकर्ताओं, से प्राप्‍त टिप्‍पणियों/सुझावों का सारांश अनुबंध-। पर पर दिया गया है।  


रा.स.अता.प्र.सं.3209 
अनुबंध-I 
कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2017 के ड्राफ्ट पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए 11 जनवरी 2018 को आयोजित बैठक में भाग न ले पाने वाले किसानों के समूह/सेफ फूड कार्यकर्ताओं से प्राप्‍त टिप्पणियों/सुझावों का सारांश। 
1. लंबे समय से लंबित विनियामक सुधारों को शामिल नहीं किया गया है
2. राज्य सरकारों को सशक्त होना चाहिए
3. किसानों को उपभोक्‍ता के नाते दंड नहीं होना चाहिए - अन्य सभी के लिए निवारक दंड
4. स्पष्ट मुआवजा, निवारण और राहत धाराओं को शामिल किया जाना चाहिए
5. किसानों और खेत मजदूरों को कीटनाशकों के उपयोगकर्ताओं के रूप में संरक्षण।
6. सिंथेटिक कीटनाशक उपयोग में कमी और जैव-सुरक्षा उद्देश्य होना चाहिए।
7. विधेयक में वर्णित नाम के योग्‍य कोई जैव-सुरक्षा परीक्षण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। 
8. कीट और कीटनाशकों की परिभाषा व्यापक होनी चाहिए
9. दंड पर्याप्‍त निवारक होना चाहिए - किसानों का दंड न दिया जाए।
10. मुआवजा, निवारण और उपाय धाराओं का समावेश करें।
11. विनियामक क्षेत्र में जैव कीटनाशकों को अलग करें
12. कीटनाशकों के विज्ञापन/आक्रामक विपणन को विनियमित करें।
13. कीटनाशक निरीक्षकों के कर्तव्य क्षेत्र को विनिर्दिष्‍ट और विस्तार करें। 
14. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को कीटनाशकों को विनियमित नहीं करना चाहिए। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को करना चाहिए।
15. राज्य सरकारों की अपने राज्‍यों में कीटनाशक प्रबंधन में बड़ी भूमिका और कार्य होना चाहिए।
16. कीटनाशकों को पेशेवर द्वारा प्रैसक्रिप्‍सन पर ही बेचा जाए और तदनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए। 
17. दंड पर्याप्त निवारक नहीं हैं I फोकस वित्तीय दंड पर होना चाहिए, जो आज तक कीटनाशक की कुल बिक्री के मूल्य के अनुपात में होना चाहिए। आपराधिक मुकदमा चलाने की ज़रूरत नहीं है।
18. कीटनाशक को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई विज्ञापन न हो। किसानों के साथ किसी भी कंपनी/डीलर के प्रतिनिधियों को जुड़ने से रोका जाए; उनकी आय बिक्री से अलग होनी चाहिए। 
19. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) जिन कुछ कीटनाशकों को बेहद खतरनाक (कक्षा आईए) के रूप में अत्यधिक खतरनाक (कक्षा आईबी) कीटनाशकों के रूप में वर्गीकृत करता है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 
20. कीटनाशकों का पंजीकरण तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर होना चाहिए। 
21. निर्णय लेने में सिविल सोसाइटी और सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों को पर्याप्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए। 
22. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के बिना किसी कीटनाशक को बेचा जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 
23. अत्‍यधिक चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति के लिए सिस्टम और मानक संचालन प्रक्रियाएं। 
24. दायित्व और मुआवजा तय करने के लिए 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत आधार होना चाहिए। 
25. व्यापक डाटा भंडार और सूचना प्रबंधन प्रणाली। 
26. नियामक चिंताओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए मसौदा बिल पर्याप्त नहीं है। 
27. पीएमबी अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के फ्रेमवर्क के भीतर होना चाहिए।
28. यह विधेयक कीटनाशकों के पूरे जीवन चक्र को कवर करने की आवश्यकता की व्याख्या नहीं करता है, न ही लोगों और पर्यावरण की रक्षा को स्‍पष्‍ट करता है। 
29. नए गढ़े हुए शब्द "अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक" में ऐसा कहा गया है कि पीएमबी 2017 के प्रारूप में कृषि-पारिस्थितिकी और सिविल सोसाइटी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्‍यवस्‍था नहीं है। 
30. पंजीकरण समिति को एग्रो-पारिस्थितिक पद्धतियों पर विशेषज्ञता शामिल करने के लिए यह निर्धारित करना होगा कि क्या विशेष कीटनाशकों और/या उपयोग आवश्यक हैं। 

*******
